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सुशील कुमार पांडे व अन्य

बनाम

झारखंड उच्च न्यायालय व अन्य

(रिट याचिका (सिविल) सं. 753/2023)

01 फरवरी 2024

[माननीय नया. अनिरुद्ध बोस और माननीय नया. संजय कुमार]

विचारणीय मुद्दा
 

क्या उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य में जिला न्यायाधीश संवर्ग के पदों
पर चयन हेतु व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के
बाद चयन मानदंड में बदलाव करना उचित ठहराया।

हेडनोट्स

झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें)
नियम, 2001 - नियम 14, 18, 21 - झारखंड उच्चतर न्यायिक
सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) विनियम, 2017 -
झारखंड राज्य में जिला न्यायाधीश संवर्ग के पदों पर चयन -
व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद चयन
मानदंडो मंें परिवर्तन - वैधानिक नियमों से विचलन में उच्चतर कुल
अंक निर्धारित किए गए पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के माध्यम से,
उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के पदों पर सिफारिश किए
जाने के लिए योग्यता मानदंड के रूप में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत
अंक (मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का
संयोजन) हासिल करना पेश किया - अस्वीकार्यता:

अभिनिर्धारित किया गया: नियम 18 के अंतर्गत कट-ऑफ अंक
निर्धारित करने का कार्य उच्च न्यायालय में निहित था, परंतु यह परीक्षा
शुरू होने से पहले किया जाना था - चयन सूची बनाने के लिए नियम 21
में निहित शर्तों का उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा आशक्षेपित प्रस्ताव को
अंगीकृत करने में उल्लंघन किया गया था - यह अभिवाक्‌ कि नियमो यंा
विनियमों के अंतर्गत उच्चतर कुल अंक लागू करने पर वर्जन नही थंा,

 

  

 

 

 

 



स्वीकार नहीं किया गया - “ee शब्द का अर्थ ही दो या दो से अधिक
प्रक्रियाओं का संयोजन है यदि कुल अंक निकालने की प्रक्रिया
लागू नियमों में निर्धारित की गई है, तो कुल अंक बनाने के तरीके में
बदलाव को सक्षम करने के लिए अलग मानदंड नहीं बनाया जा सकता
है - यदि उच्च न्यायालय को व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का
आकलन करने के बाद चयन मानदंडों को बदलने की अनुमति दी जाती
है, तो यह निर्धारित नियमों में परिवर्तन माना जाएगा - उच्च न्यायालय
प्रशासन का अभिवाक्‌ कि नियम 14 उन्हें चयन प्रक्रिया समाप्त होने
और अंक घोषित होने के बाद चयन मानदंडों को बदलने की अनुमति
देता है, उक्त प्रावधान का उचित विवरण नहीं है - नियम 14 उच्च
न्यायालय प्रशासन को विशिष्ट मामलों में अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग
करके विशेष स्थिति में अभ्यर्थी की उपयुक्तता और पात्रता को
पुनर्निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है - उच्च न्यायालय
प्रशासन 2001 के नियमो मंें निर्दिष्ट चयन मानदंडों से विचलन करने के
लिए एक व्यापक निर्णय लेने के लिए इस नियम की सहायता नहींले
सकता- उच्च न्यायालय उन अभ्यर्थियों के लिए सिफारिश करेगा जो
विद्यमान अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिए पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव
को लागू किए बिना, योग्यता या चयन सूची के अनुसार सफल हुए थे,
जिसके RRसार प्रत्येक अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करना
आवश्यक - झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय प्रस्ताव का
वह भाग जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि केवल वे अभ्यर्थी ही
जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य होंगे जिन्होंने कुल
मिलाकर कम से कम 50%अंक प्राप्त किए हैं, को अभिखंडित किया
जाता है [पैरा 20, 22-24]

सेवा न्‍्यायशास्त्र-बीच में नियम में बदलाव-चर्चा की गई।

उद्धृत मामला विधि

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

शिवानंदन सीटी व HAT FTA HA Fa न्यायालय
[2023] 11एससीआर674 : (2023) आईएनएससी 709
- अनुसरण किया गया।

हरियाणा राज्य बनाम सुथधाष चंदर मारवाह व अन्य[1974]
1एससीआर165 : (1974) 3 एससीसी 220; राम शरण
मोर्यऔर ADA THVET AR AT राज्य [2020]12
एससीआर466 : (2021) 15 एससीसी 401 विशिष्ट ।

 

 



PUGH FTA HY WET WET Ae He [2008]2
एससीआर1025 : (2008) 3 एससीसी 512; हेयानी
मल्होत्रा बनाय दिल्‍ली उच्च न्यायालय [2008]5एससीआर
1066 : (2008) 7 एससीसी 11 ने निर्भरता व्यक्त की।

तेज प्रकाश पाठक व उन्य बनाय राजस्थान उच्च न्यायालय
OR अन्य: (2013) 4 एससीसी 540 - संदर्भित।

अधिनियमो कंी सूची

झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियम
2001; झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते)
विनियम, 2017; भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

जिला न्यायाधीश संवर्ग; चयन मानदंड में परिवर्तन; उच्चतर कुल अंक;
योग्यता मानदंड: कट-ऑफ अंक: चयन मानदंड से प्रस्थान।

मामला उद्भूत हुआ

सिविल मूल क्षेत्राधिकार : रिट याचिका (सिविल) सं.753/2023

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत)

के साथ

 

 

 

 

  

 

रिट याचिका (सिविल) सं. 921/2023

पक्षकारगण हेतु उपस्थिति

अरुणाभ चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता/अति.महाअधि,, विनय नवारे, के
   कर्पागविनगगम,दुष्यन्त दवे, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, जयंत के. सूद, जयदीप गुप्ता,
वरिष्ठ अधिवक्ता, महेश ठाकुर, सुश्री नेहा सिंह, श्रीमती गीतांजलि बेदी, रणविजय
 सिंह चंदेल, शिवम शर्मा, सुश्री शिवानी, पृथ्वी पाल, संजय कुमार यादव, मनोज

जैन, सुश्री किरण भारद्वाज, सी अरविंद, के वी मथु कुमार, सुश्री गीता वर्मा, सैयद
इम्तियाज, उस्मान खान, सुश्री मधुरिमा सारंगी, नईम इलियास, तौसीफ अहमद
डार, दानिश जुबैर खान, डॉ. लोकेन्द्र मलिक, सूर्य नाथपांडे, दुर्गा दत्त, रोहित
प्रियदर्शी, उपेन्द्र नारायण मिश्रा, सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, सुश्री राशि वर्मा, सोमेश
कुमार दुबे, कार्तिक जसरा,प्रणित स्टेफ़ानो, शिवम नागपाल,सुश्री सुस्मिता लाल,
सुश्री रचिता चावला, कामाख्या श्रीवास्तव, राजीव शंकर द्विवेदी, सुश्री तुलिका
मुखर्जी, कर्मा दोरजी, देचेन डब्ल्यू लाचुंगपा, बीनू शर्मा, वेंकट नारायण,

 

  

 

उपस्थित पक्षकारगण हेतु अधिवक्तागण।



उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय
 

इन दो रिट याचिकाओ मंें, हम झारखंड राज्य में वर्ष 2022 में संस्थित जिला

न्यायाधीश संवर्ग की चयन प्रक्रिया की वैधता को संबोधित करना चाहते हैं।

दिनांक 24 मार्च, 2022 को एक विज्ञापन सं. 01/2022 प्रकाशित किया गया था,

जिसमें उक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
विज्ञापन में निर्दिष्ट रिक्तियां स्वयं बाईस थीं। उक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया
झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2001
(2001 नियम)द्वारा निर्देशित है। वर्ष 2017 में, इस उद्देश्य के लिए 2001
नियम के नियम 11 और नियम 30 के अनुसार झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा
(भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) विनियमन, 2017 (“2017 विनियमन”)
विरचित किया गया था।

 

 

विज्ञापन तथा 2001 के नियमो मंें निर्दिष्ठ कट-ऑफ अंकों के आधार पर, 1:3

अनुपात लागूकरते हुए, 66 व्यक्तियों की चयन सूची प्रकाशित की गई, क्योंकि
प्रकाशित रिक्तियां बाईस थीं।

यद्यपि, उच्च न्यायालय ने अपने प्रशासनिक पक्ष में नियुक्ति हेतु केवल तेरह
अभ्यर्थियों की सिफारिश की, जबकि घोषित रिक्तियाँ बाईस थीं। दिनांक
23.03.2023 को आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव
लिया गया। हम इस निर्णय के बाद के पैराग्राफ में 2001 के नियमों से संबंधित
प्रावधानों को विज्ञापन के प्रासंगिक अंशों के साथ उदृधृत करेंगे। विज्ञापन में,
विषयगत विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु प्रासंगिक अंश 'पात्रता और शर्तें' शीर्षक
के अंतर्गत शामिल थे। चयन हेतु निम्नलिखित मानदंड निर्दिष्ट किए गए थे:-

4प्रारंपकप्रवेशपरीक्षा

 

 

 

 

(1) प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे:-

i सामान्य अंग्रेज़ी

 

४. सामान्य ज्ञान (वर्तमान मामलों सहित)।

ii, RAR.



iv. GU.

v. साक्ष्य अधिनियम

vi संविदा की विधि।

vii UGA.

(2) प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा कुल मिलाकर 100 अंकों की होगी

(3) प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी।
  

(4) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए-1 अंक (एक घटाकर) का नकारात्मक अंकन

होगा।

Tei

(1) Fer Wren मेंनिम्नलिखित शामिल होगे-

पेपर-/

YPT-1 UOT(ARH) 50 HP

(निबंध TIP, ANTSHRTAF आदि)

भाय-॥

() प्रक्रियात्मकate(ELE. SIRE)

(1 साक्ष्यविधि

(1) परियीया।विधि 50 AR

पेपर-॥

मौलिकविधि 100 AR

(i) Wed PTGeer

(ii) Wead&Saed

(1) संविदा।विधि



(iv) Werlap Hrerqyay

(५) GodARअधिनियम

(४) परक्राग्यलिखत अध्िनियय

 (vil) योटर वाहनदुर्घटना दावा walefare

(शो) न्यायशास्त्र/

(ix) Geer WETPAGHTT

00 छोटानायपुर।किरायेदारी अधिनियम

(xi) यौन अपराधो संे बालकोंका संरक्षण अधिनियय(पॉक्स))

(xii) 4चार।निवारण अधिनियम

 

(xiii) जनुसु॒चित जाति और अनुस॒चित जनजाति अधिनियम

(xiv) 1विदुयुत अधिनियम

(xv) wage औषधि और मनःप्रथधावी पदार्थ अधिनियय /(एनडीपीएस

अधिनियम)

(2... परीक्षा प्रत्येक पेपर के लिए तीन घंटे की अवधि की दो बैठकों यें आयोजित की

जाएगी।

मौखिकपरीक्षा

(1) 40 अंकोंकीयौखिक परीक्षा होगी।

(2) मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को गुख्य परीक्षा मे पं्राप्त अंको मंें जोड़ा
जाएगा औरतदनुसारAC सूची तैयार की जाएगी

 

(3) कोई थी xref मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों पर विचार किए बिना
नियुक्ति हेतु पात्र नहींहोगा यदि वह मौखिक परीक्षा मेंकुल40 में से20
सेकम अंकप्राप्त करता है।

ध्यान दें- प्रत्येक दिव्यांग अभ्यर्थीकोलिखित परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए20
मिनट का WARPFAY"(ea जाएगा।”



जहाँ तक इन कार्यवाहियों में शामिल चयन प्रक्रिया का सवाल है, कोई प्रारंभिक
प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, परंतु यह सवाल हमारे समक्ष विवाद का
विषय नहीं है। पेपर-। और पेपर-॥ से युक्त मुख्य परीक्षा में कुल 200 अंक थे।
विज्ञापन के अनुसार, मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंक 40 थे, जैसा कि
पिछले पैराग्राफ से पता चलता है। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के बावजूद
अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में कुल 40 में से कम से कम 20 अंक प्राप्त करने
की आवश्यकता थी।

 

 

2001 के नियमों के अनुसार,प्रासंगिक प्रावधान नियम 14, 18, 21 और 22 हैं।
ये नियम इस प्रकार हैं:-

१14 प्र्वगामी नियम मेंकिसी बात के होतेहुए थी उच्च न्यायालय
को यह खतंत्रता छोगी।कि वह चयन प्रक्रिया केकिसी थी चरण ये
या उसके बाद अभ्यर्थी से उसकी उपयुक्तता ऑऔखया पात्रता से
संबंधित।किसी थी यायले के संबंध मेंकोईअतिरिक्तप्रमाणप्रसुत
करने या कोईदस्तावेज प्र्गुत करने की मांग कर सकता ले जिसे
उच्च न्यायालय जावश्यक ययझे।

 

 

 

 

 18 परीक्षा शुरू elt से पहले उच्च न्यायालय ग्रार्रंधक लिखित
प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अ्हक अंक और उसके बाद युख्य परीक्षा
में न्यूनतम अहक अंक निर्धीरित कर सकता है। ऐसे न्यूनतम
उअहक अंकों के आधार पर उच्च न्यायालय लिखित परीक्षा में
योग्यता के क्रम यें उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर
मोखिक परीक्षा के लिए उतने अभ्यर्थियों को बुलाने का निर्णय ले
यकता हे जितना वह उचित रूप से।निणीत कर सकता है:
 बशतें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा

अन्य आरक्षित 9णियों के अभ्यर्थियों के मायले में ऐसे न्यूनतम
HERABPAHBTके45% से अधिक नहींहोगे:
 Gdla न्यूनतम अहक अंकों के सा५-साथ योग्यता क्रम के

उधार परकिसीविशेष अभ्यर्थीकी उपयुक्तता का+नि4रिण करते
समय समग्र परीक्षा मेंप्राप्तकुल अंक औरकिसी व्यक्तियत पेपर
में प्राप्त अंक दोनों को थी ध्यान में रखा जाएया जो कि इस
प्रयोजन हेतु विरवित किए जाने वाले विनिययों सें उच्च न्यायालय



द्वार इस wae में जारीकिए गएकिसी ufदिशा-निर्देश पर/निर्गर

करेया।

21. कोई भी उध्यर्थी चाहे उसने प्रारंयिक लिखित प्रवेश परीक्षा
R/Tमुख्यलिखित परीक्षा मेंकितने थी अंकप्राप्तककिए हों तब
तक नियुक्ति हेतु योग्य नहीं याना जाएया जब तक कि वह
मोखिक परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त नहीं कर Gari
मौखिक परीक्षा मे पं्राप्त अंकों को युख्यलिखित परीक्षा में अभ्यर्थी
द्वार प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएया। इसके बाद उश्यर्धियों के

TH PL URGE (PA जाएया और योग्यता के क्रम में
TACTBATCM UEGtAHIEHTBerMPC
UTAGWd Bld हैं तो क्रम मुख्य लिखित परीक्षा मे पं्राप्त
अंकों के अनुसार।निधरितकिया जाएगा। यदि ऊ/भ्यार्थियों के मुख्य
लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक भी समान पाए जाते हैं तो क्रम
प्रारंयिक लिखित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार निणीत
किया जाएया। योग्यता के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित उशध्यार्थियों
की सची में से उच्च न्यायालय एक चयन सूची तैयार करेगा और
उसे विनिययों में निधारित तरीके से सम्यक्‌ रूप से अधिसुचित
करेया। ऐसी चयन सची अधिसृचित होने की तिथि से एक वर्षकी
उववक्षि केललिएFeEPH

22 उपरोक्त चयन सची यें से उपलब्ध रिक्तियों या 4री जाने
वाली रिक्तियों की संख्या के आधार पर उच्च न्यायालय सरकार
को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेवु नायों की
पिफारिश करेया।/”

 

 

  

 

 

 

6. उक्त नियम के नियम 21 और 2017 विनियमन पैराग्राफ 12 की विषय-वस्तु
के बीच निर्धारित न्यूनतम अंकों के संबंध में एक असंगति प्रतीत होती है।
विनियमन के उक्त पैराग्राफ में यह प्रावधान है:-
 472कोईथी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में उसके द्वार प्राप्त अंकोंके

बावजूद नियुक्ति के लिए चयन हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह
मौखिक परीक्षा मेंकुल40 में से20 सेकम अंकप्राप्त करता है।”



हमने पहले ही 2001 के नियमों के नियम 21 का हवाला दिया है, जिसमें
मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक योग्यता मानदंड के रूप में विहित किए
गए हैं। परंतु यह सवाल वर्तमान दो रिट याचिकाओ मंें भी उद्भूत नहीं हुआ है
क्योंकि हमारे समक्ष किसी भी पक्षकार ने इस मुद्दे को उद्भूत नहीं किया है।
हम 2017 के विनियमन पैराग्राफ 12 के प्रावधानों के अनुसार चलना अधिक
सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि विज्ञापन में मौखिक परीक्षा में कुल 40 में से न्यूनतम
20 अंक भी विहित किए गए हैं।

स्वीकृत स्थिति यह है कि जिन 9 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु सिफ़ारिश नहीं की
गई, उन्हें 2001 नियमावली के नियम 21 के अनुसार चयन सूची में स्थान मिला
था।

 रिट याचिका (सिविल) सं. 753/2023 में, कुल मिलाकर सात याचीगण पूर्ण
न्यायालय प्रस्ताव द्वारा 9 अभ्यर्थियों को बाहर करने पर सवाल उठाया है।

उक्त प्रस्ताव में उक्त पदों पर सिफ़ारिश करने के लिए योग्यता मानदंड के रूप
में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक (मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त
अंकों का संयोजन) प्राप्त करना शामिल है। दिनांक 23 मार्च, 2023 को
आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक की कार्यसूची सं. 1 के विरुद्ध यह प्रस्ताव
अभिलिखित करता है:-

 

 

 

 

 

pie eeeप्रस्ताव
1 विज्ञन ये 01/2022/CR leafeat TAT!

टीटी के Hdd saa
परिणाम के संबंध में जिला| पूर्ण न्यायालय ने मौखिक परीक्षा
न्यायाधीश /नियय 4 (क) के। में शामिल हुए 63 जअश्यर्थियों की
Hild Wed IR a की| जतिय परिणाय. सूची को
भर्ती प्रक्रिया पर यायले पर| अनुगोदित करने को प्रस्तावित
विचार करना किया है (सूची इसप्रस्ताव के साथ

संलग्न है तथा फ्लैय 2“ पर
अंकित है)

 

इसके उलावा पूर्ण न्यायालय ने
पाया कि क्रमांक 7 और 8 के
अभ्यर्थियों को समान अंकिले हैं
परंतु सावधानीपूर्वक विचार करने
पर पता बला कि क्रमांक 8 के   
 

 



 

  

अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में
अधिक अंक मिले हैं। इसलिए
TINGS Tan Mae (Ut
नियुक्ति और सेवा Wh नियम
2001 के नियय 27 को ध्यान सें
रखते हुए क्रमांक 8 के उध्यर्थी
को उच्च स्थान/रैंकदिया जाता है।
इसके अतिरिक्त सगुवित विचार-
वियर्श के बाद जिला न्यायाधीशों
a male? ef Hea WUT
करने वाले अभ्यर्थियों पर led
जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए
तथा उच्चतर न्यायिक सेवाओं के
उच्च मानक को बनाए रखने के
लिए पूर्ण न्यायालय ने यह
प्रस्तावित किया है कि केवल वे
अभ्यर्थी ह्ली जिला न्यायाधीश के
पद पर नियुक्ति हेतु अहक होगे
जिल्‍्लेने कुल मिलाकर कम से
कम50% अंकप्राप्त।किए eT!

 

 

 

 झारखंड उच्चतर न्यायिक (Ut
नियुक्ति एवं सेवा शर्तें! निययावली
2007 के नियम 22 एवं 24 के
उनुयार अभ्यर्थियों की योग्यता से
संबंधित Ady Ye
Vert के पश्चात्‌ जिला
न्यायाधीश के पद पर उनकी
नियुक्ति हब. आवश्यक
MITATIME UR? pet
हेतु यज्य सरकार को निम्नलिखित
13 शीर्ष (योग्यता अनुसार)
उश्यार्थियों के नायों की सिफारिश
करने कोप्रस्तावितकिया जाता ह
 ै

  क्रमांक
 
रेल न॑

 
नाय   
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7 10369 नमिता चंद्र

2 10956 oTGERT
3 10343 पारसकुयारसिन्ह्ा

4 10388 कुमार याकेत
5 10519 शिवना५त्रिपाठी

6 10218 YOMकुमार
7 11577 खान
6... [10294 UTIWARe
9 10592 नीतिकुमार
10 10371 Oe(AT

17 10109 aTPAR

72 77067 राजेशकुमार G/M]

13 10587 ARTTHE

महानिबंधक को उपरोक्त 13 सफल अश्या्षियों के नाग इस न्यायालय की
आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का+निर्देश।दिया जाता है।   
 

यह प्रस्ताव झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से दायर प्रत्युत्तर शपथपत्र के उत्तर
में प्रकट किया गया है, जिसे उस न्यायालय के महानिबंधक ने भी प्रतिज्ञात किया

है।

'पूर्णन्दु शरण' द्वारा अंतर,आ. सं. 173928/2023 और 'आशुतोष कुमार पांडे'
द्वारा अंतरआ. सं. 10383/2024 के रूप में दो अभियोग आवेदन रजिस्टर हैं,
दोनों ही पूर्ण न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से व्यथित हैं। 

अभ्यर्थियों के एक अन्य समूह ने रिट याचिका (सिविल) सं. 921/2023 के रूप
में रजिस्टर दूसरी रिट याचिका दायर की है। इस रिट याचिका में कुल मिलाकर
पांच अभ्यर्थियों ने रिट याचिका (सिविल) सं. 753/2023में मांगी गई राहत के
समान ही राहत मांगी है।

 

 याचीगण का प्रतिनिधित्व हमारे समक्ष विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता st Guid ad, श्री
विनय नवरे और श्री जयंत के. सूद ने किया जबकि झारखंड उच्च न्यायालय का
प्रतिनिधित्व विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयदीप गुप्ता ने किया। झारखंड राज्य
के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव शंकर द्विवेदी राज्य की ओर से उपस्थित
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  हुए। राज्य ने हमारे समक्ष कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। राज्य द्वारा प्रति-
शपथपत्र दायर किया गया है जिसमें भी उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायालय बैठक
में प्रस्ताव की वैधता पर कोई निश्चित रुख नहीं अपनाया गया है। यद्यपि राज्य
द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि 2001 के नियमों के नियम 21 में कुछ संशोधन
किए जाने की आवश्यकता है। यह याचिका वर्तमान कार्यवाही के दायरे में नहीं
आती है।

याचीगण का मुख्य मामला दो मुद्दों पर टिका है। पहला यह कि प्रशासनिक पक्ष
पर पूर्ण न्यायालय का निर्णय भर्ती नियमों, विनियमों और विज्ञापन में निहित शर्तों
के विपरीत है। याचीगण द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों का टूसरा मुद्दा यह है कि
किसी भी स्थिति में, प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रदर्शन के विषय में पता होने और परीक्षा
के दो रूपो मंें उनके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रकटन होने के बाद, उच्च न्यायालय
प्रशासन हेतु नए कट-ऑफ अंक पेश करना अस्वीकार्य था। इस बिंदु पर,श्री
दवे द्वारा जिस प्राधिकार पर निर्भरता व्यक्त की गई है, वह शिवनंदन स्री:टी: व
अन्य बनाम केरल उच्च न्यायालय [(2023) आईएनएससी 709)] के मामले में
इस न्यायालय के पांच माननीय न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का निर्णय है,
जिसे दिनांक 12 जुलाई, 2023 को निर्णीत किया गया था। यह निर्णय उस मामले
की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को पैराग्राफ 77' में बताता है और इस निर्णय का अनुपात
उक्त निर्णय के पैराग्राफ '52' से 57' तक उभर कर आएगा। निर्णय के ये अंश
नीचे उद्धृत हैं:-

“7 दिनांक27 फरवरी2017 को मौखिक परीक्षा आयोजित होने
के बाद उच्च न्यायालय की प्रशायनिक सगिति ने एक प्रस्ताव
पारित किया जिसके द्वार उसने मौखिक परीक्षा में योग्यता
मानदंड के रूप में वह्ली न्यूनतय कट-ऑफ जैक लाय करने का
rine tera ot faked Wien eg reid किए यए थे/। इस
निष्कर्षपर पहुँचतेहुए प्रशासनिक समिति काविचार ५।कि चूँकि
उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्तियां की जा रही थीं इसलिए
उपेक्षित व्यक्तित्त और ज्ञान वाले अभ्यर्थियों का चयन करना
आवश्यक ५ जिसे लिखित परीक्षा हेतु 1िरशीरित कट-ऑफ के
यमान मौखिक परीक्षा के लिए कट-ऑफ Reid Bie
उुनिशित किया जा सकता Ml eae 6 यार्च2077 को केरल
उच्च न्यायालय के पूर्णन्यायालय ने प्रशासनिक समिति के प्रस्ताव

 

   

 

 

 

 

 

 



को मंजूरी दे दी। सफ़ल जश्यर्थियों की अतिय येरिट सची थी उसी
दिनप्रकाशित की TSef

XxX XxX XxX

52 परीक्षा की योजना और2015 की परीक्षा अधिसूचना के सा५
वेशनिक नियम ने याचीयण में यह प्रव्याशा पैदा की होगी कि
वक्यनित अभ्यर्थियों की मेरिट सची (लिखित परीक्षा और मौखिक
परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर तैयार की
जाएगी। इसके जअलावा याचीयण ने परीक्षा की योजना में स्पष्ट
प्रावधन को ध्यान में रखते हुए मौखिक परीक्षा के लिए कोई
न्यूनतम कटऑफ की प्रव्याशा नहीं की होगी। याचीयण की
उपरोक्त दोनो पं्रत्याशाएँ वे॥ हैं क्योंकि वे वैधानिक निययों परीक्षा
की योजना और उच्च न्यायालय द्वारा जारी 2015 की परीक्षा
MILABTAQT WCATIहैं। इस प्रकार उच्च न्यायालय
ने लिखित परीक्षा और यगोौखिक परीक्षा मे पं्राप्त कुल अंकों के
आधार पर सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सची तैयार करने के लिए
स्वयं कोविधिक रूप सेप्रतिबद्ध।किया/

i, Pl उच्च न्यायालय नेअपनीप्रतिबद्धता के Yay में

विधिविरद्धतयाकार्यकिया है?

53. उच्च न्यायालय की प्रशासनिक सगिति ने आशंका जताईकि

लिखित Wiel FT ser Wet करने वाले अभ्यर्थी गले ही
मौखिक परीक्षा FT FIP) WET GIT Vel at fore एवं सत्र

न्यायाधीश के पद पर चयनित ह्वो जाएंगे। प्रशायनिक समिति ने
TEte ऐसे अभ्यर्थियों की 4र्तीआय जनता केलिए नुकसानदेह
होगी क्योंकि उनके पास केवल *किताबी” ज्ञान है और
व्यावह्मारिक ज्ञान की कमी है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उच्च

न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने मौखिक परीक्षा में न्यूनतम
कट-ऑफ लागू करने का निर्णय किया। प्रशासनिक समिति के
निर्णय को उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने मंजूरी दे दी।

542 संविधान उच्च न्यायालयों को अपने क्षत्राधिकार में न्यायिक

अधिकारियों का चयन करने का अधिकार प्रदान करता है।/ उच्च

 

 

 

 

 

 

 

 



 न्यायालय को एक संवैधानिक और सार्वजनिक प्राधिकरण Blt के
नाते अपने प्रशायनिक कर्तव्यों का पालन Pia VAT xyes

प्रशायन के जिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। उच्छे प्रशासन के
पिद्धांतों के लिए यह्ष आवश्यक है कि सार्वजनिक प्राधिकरण

IME, FATTऔर पर्वनियानित तरीके से कार्यकरें।

 

 

 55. उच्च न्यायालय ने प्रखुतकियाकि याविकाकर्ताकी वास्तविक
वेश अपेक्षा की निराशा व्यापक जनक्वित में थी - जिला न्यायाधीशों

के पद हेवु व्यावह्नारिक ज्ञान वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन
करना। वास्तव में यह जनहित में है कि हमारे पाय 2रतीय

न्यायपालिका में सेवा करने वाले उपयुक्त उश्यर्थी हों/ यद्यपि
उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन के मानदंड वैधानिक नियमों में
निर्धारित किए यए है/ जेयाकि ऊपर उल्लेख किया यया है उच्च
न्यायालय ने मौखिक परीक्षा हेतु न्यूनतम कट-ऑफ अंक पेश
करने के लिए 2017 में 1967 के नियमो मंें संशोधन किया ५/

GMTIAAM AadSEYIPATA&

22 नियुक्ति की पद्धति - 9 सेवा में नियुक्ति निम्नानुसार की
जाएगी:

 

 

 

|

(य) सेवा में पच्चीस प्रतिशत पद बार के सदस्योंTSTee UT
द्वार ५९ जाएंगे। 4र्तीएक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी
जिसमें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा शामिल होगी। /../
मौखिक परीक्षा हेतु अधिकतय50 अंक होंगे। सामान्य और उन्य
पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के
लिए न्यूनतम 40% अंक और जउनुसु॒चित जाति/अनुसु॒चित
जनजाति के जश्यर्थियों को न्यूनतम 35% AG WUT Bet ET
वक्यनित अभ्यर्थियों की मेरिट सची (लिखित परीक्षा और मौखिक
परीक्षा में अभ्यर्थीद्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की
omit|”

 

(जोरदिया यया)



 

56. HAMIT 1961 नियमों के उतर्यत उच्च न्यायालय से
लिखित परीक्षा और यौखिक परीक्षा में अभ्यियो दं्वारा प्राप्त कुल
अंकों के आधार पर मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ
की किसी थी आवश्यकता के बिना चयनित जश्यार्ियों की मेरिट
स्‌ची तैयार करने की अपेक्षा की We el FA TOR, चयनित
अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने के अपेक्षित पाठ्यक्रम से
हटने का प्रशासनिक सयिति का निर्णय असंशोधित 1967 नियमों
के विपरीत है। यह प्रकाशित करना थी यहत्वपूर्णहै कि मौखिक
परीक्षा हेतु न्यूनतम कटऑफ की आवश्यकता मौखिक परीक्षा
आयोजित होने के बाद शुरू की गई ५ी। यह स्पए हैकि याचीयण
को इस बात की कोई सचना नहीं थी कि मौखिक परीक्षा के लिए
ऐसी आवश्यकता शुरू की जाएगी। हयारा सानना है कि उच्च
न्यायालय का निर्णय याचीयण हेतु अनुचित है और शक्ति का
मनमानाप्रयोग है।

 

 

 

 

57 उच्च न्यायालय का-िणयस्थिरता और पवनियान की कसौटी
पर Uf GT Tel SARA क्योंकि यह स्थापित प्रथा का उल्लंघन
करता है। उच्च न्यायालय ने20/9 और2014 केलिएजिला और
सत्र न्यायाधीशों के पद पर चयन के लिए मौखिक परीक्षा हेतु
न्यूनतम कट-ऑफ की आवश्यकता नहीं बताई। हालॉकि उच्च
न्यायालय का औवचित्य जब अपने स्वयं के संदर्भ में विश्लेषण
किया जात & at TANCES लगता है परंतु यह वैशानिकता पर
आधारित नहीं है। यौखिक परीक्षा हेतु न्यूनतम कट-ऑफ लागू
करने के उच्च न्यायालय के निर्णय ने याचीयण की वास्तविक Fe
HUE BiFRIBA! Pe उच्च न्यायालय का निर्णय विधिक
रूप से अस्थिर है और निष्पक्षता स्थिरता और प्रवनियान की
कसौटी पर खरी नहींउतरती इसलिएहममानते हैं।किइसप्रकार
की कार्रवाईमनमानी है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती
है/”

15. के. मंजश्री बनाम आंध्रप्रदेशराज्य और अन्य [(2008) 3 एससीसी 512] के
मामले में तीन माननीय न्यायाधीशों के इस न्यायालय के एक पुराने निर्णय में
चयन प्रक्रिया के बीच में भर्ती मानदंडों में बदलाव को अस्वीकार्य माना गया है।

  

 

 

 

 

 



हम उक्त रिपोर्ट से उस निर्णय के पैराग्राफ '27' और '36' को नीचे उद्धृत
करते हैं:-

27 परंतु जो नहीं किया जा स्का वह द्ृसय बदलाव था
साक्षात्कार हेतु न्यूनतम उकोंका यानदंड APTPCA! ३1प्रदेश
उच्च न्यायालय ने जिला एव संत्र न्यायाधीशो (ंग्रेड ॥0 के क्‍यन हेतु
याक्षात्कार के लिए न्यूनतम उकों को पहले कभी नहीं अपनाया
१५वर्तगान चयन के संबंध में प्रशासनिक सगिति ने केवल
प्रचलित पूर्वप्रक्रिया को अपनाया है। जैसा कि ऊपर बताया गया
है पूर्वप्रक्रिया केवललिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अंक लायू करने
की थी मौखिक परीक्षा के लिए नहीं/ हमने दिनांक 24 72007
और 21.22002 के पूर्व प्रस्तावें की उचित व्याख्या का हवाला
दिया है और याना है कि दिनांक 3206 11.2004 को जो अपनाया
गया था वह केवललिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अंक थे साक्षात्कार
हेतु नहीं/ इसलिएसंपूर्ण चयन प्रक्रिया (/जियमें लिखित परीक्षा
और साक्षात्कार शागिल हैं पूरी हो जाने के बाद साक्षात्कार हेतु
न्यूनतम अंकों की आवश्यकता को लाय करना खेल के बाद खेल
के नियमों को बदलने के सयान होगा जो स्पष्ट रूप से Rawls
है। इस न्यायालय के कईनिर्णयों से हम इस हश्कोण से सहमत
हैं। इनमें से तीन का उल्लेख करना प्रयप्ति है - पीके: रामचंद्र
HERFTAURTY SAM AGYRMFTAUA AY, और

GURYAMFTAFSTCTT|
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 36. FENG पूर्ण न्यायालय ने एक व्याख्यात्यक प्रक्रिया ERT
साक्षात्कार में न्यूनतम अंकोंके सबंध मेंएक नंआवश्यकता पेश
की जिसकी आवश्यकता नहीं है और जो वर्तपान चयन प्रक्रिया
और पहले के चयनेों को लागू करते समय AGUSWeCRE से
भित्र है। चूंकि पूर्ण न्यायालय ने प्रशासनिक समिति के दिनांक
30.11.2004 & Fed को मंजूरी दे दी थी और लिखित परीक्षा
और साक्षात्कार से युक्त चयन की पूरी प्रक्रिया को बनाए रखने का
भी निर्णय किया ५. इसलिए वह साक्षात्कार में न्यूनतम उकों की
नई आवश्यकता पेश नहीं कर सकता ५ जिसका प्रथाव उन

 

 

 

 



16.

17.

अभ्यर्थियों को बाहर करने का ५. जो अन्यथा चयन हेतु पात्र और
उपयुक्त Bid! इसलिए हम मानते हैं।कि साक्षात्कार केलिए अंकों
का न्यूनतम प्रतिशत अपनाकर गेरिट सी को पुनरीक्षित करने में
पूर्णन्यायालय की कार्रवाई उस्वीकार्यथी।”

बाद में इसी न्यायालय की समन्वय पीठ ने मल्होत्रा-बनाम-दिल्लीउच्च
न्यायालय [(2008) 7 एससीसी 11] के मामले में यही विचार व्यक्त किया था।
बाद में तेज प्रकाश पाठक व अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
अन्य [(2013) 4 एससीसी 540]के निर्णय में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों
की पीठ ने के.मंजूश्री (पूर्वोक्त) के मामले में दिए गए विचार से अलग विचार
व्यक्त किया था और मामले को वृहत न्यायपीठ द्वारा विचार करने के लिए भारत
के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया था। वृहत न्यायपीठ की ओर
से अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है और जब तक के.मंजश्री (पूर्वोक्त) के
मामले में प्रतिपादित सिद्धांत को वृहत न्यायपीठ द्वारा खारिज नहीं कर दिया
जाता है, तब तक हम उसी के अनुसार चलते रहेंगे क्योंकि “बीच में नियम में
कोई बदलाव नहीं” का सिद्धांत सेवा न्यायशास्त्र का एक अभिन्न अंग बन गया
el

श्री गुप्ता द्वारा उठाया गया अगला मुद्दा यह है कि जिन तीन निर्णयों पर श्री दवे ने
निर्भरता व्यक्त की है, उनका अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं
होगा। उनका तर्क है कि उन तीन प्राधिकरणों में मौखिक परीक्षा में अंकन
विवाद का विषय था, जबकि वर्तमान रिट याचिकाओ मंें, यह समग्र अंकन है

जिस पर उच्च न्यायालय प्रशासन ने वर्जन लगाया है। श्री गुप्ता ने जिन
प्राधिकरणों पर निर्भरता व्यक्त की है, उनमें से एक राज्यबनाम

सुभाष चंदरमारवाहव अन्य [1974) 3 एससीसी 220] है। उक्त रिपोर्ट के
पैराग्राफ 7 और 12 में, इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ द्वारा
यह अभिनिर्धारित किया गया और देखा गया है: -

“7 वर्तपान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 40

अभ्यर्थियों ने4५% के न्यूनतम अंकों के सा५ परीक्षा उत्तीर्ण की
१ी। उनके नाग सरकारी राजपत्र मेंप्रकाशितकिए गए थे जैयाकि

पहले से संदार्पित नियय 1001द्वारा उपेक्षित 4। यह विवादग्रस्त

नहीं है कि इस सूची में अभ्यर्थी के नाग की यात्र प्रविष्ति उसे
नियुक्त होने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। यह थी कि

 

 

 

 

 

 

 

 

 



विज्ञपन की 15 रिक्तियां री जानी हैं थी उसे नियुक्त होने का
अधिकार प्रदान Tel BH है। ऐसा हो सकता है कि सरकार
वित्तीय या उन्य प्रशासनिक कारणों से कोई (रिक्तियां नहीं Ue
सकती है। ऐसे मायले में अधभ्यार्थियों को यह्मां तक कि सूची में
पहले स्थान पर जाने वालों को भी नियुक्त होने का अधिकार नहीं
होगा। रची केवल राज्य सरकार को +ियुक्तियां करने में यदद
करने के लिए ले जिसमें दिखाया यया है कि किन अभ्यर्थियों के
पास।निययों के अतर्गत न्यूनतम योग्यताएं है/ इसके बाद।नियुक्ति
हेतु चयन का चरण जाता है और यह विवावग्रस्त नहीं है कि
संविधान के अंतर्गत केवल राज्य सरकार ह्ली नियुक्तियाँ कर
सकती है। किसीविशेष अभ्यर्थीकीसिफारिश करने केलिए उच्च
न्यायालय की थ[गिका नहीं होती। राज्य सरकार द्वारा सवी के
उनुयार जअश्यर्थियों में से किसकी नियुक्ति की जानी चाहिए इस
विषय में1निर्णय लेने के बाद नियुक्ति हेतु चयनित अर्भ्यार्थयों की
स्‌ची उच्च न्यायालय को थेजी जाती है फिर उसे ऐसे अध्यर्थियों
को अपने द्वार बनाए यए रजिस्टर में दर्ज करना होता है। जब
रिक्तियों को ५रा जाना होता है तो उच्च न्यायालय चयन सूची के
उअनुयार अभ्यर्थियों के नाय और उस क्रम में उन्हें रिक्तियों में
नियुक्ति हेतु orm! इसलिए उच्च न्यायालय सरकार को यह
सुझाव देने के अलावा कोईगमिका नहीं।निभाता हैकि चयन सूची
के अनुसार किसे नियुक्त किया जाना है और किस रिक्ति पर/
ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में लोक सेवा आयोग ने
पहले 15 अभ्यर्थियों की सची श्रेणी थी क्योंकि आयोग को सुचित
किया यया था कि 15 रिक्तियां हैं। उच्च न्यायालय ने थी अपने
नियमित क्रम में नियुक्ति हेतु पहले 15 नाग सरकार को Yor e/
इसके बाद हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने दिनांक 4 मई
1977 को उच्च न्यायालय केनिरबंधक कोनिम्नलिखित पत्रललिखा:

 

 

 

  

 

 

 

“गुझे उपरोक्तविषय पर हरियाणा सरकार के उतःपत्र स॑ 1678-
1 ACE ॥-71/2802 दिनांक 22 उप्रैल्‌ 197 को संदार्धित
करना और यह कहनाreytea गया है कि हरियाणा मिविल
सेवा (यायिक शाख) में पहले पंद्रह अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की िफारिशों पर



 सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यज्य सरकार ने यह विचार
किया है कि यह उचित ह्येया कि केवल पहले सात उश्यर्थियों को

ही हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में नियुक्त किया जाए
और तदनुयार एक अधियसचना जारी की गईहै। कारण यह हैकि
राज्य सरकार की राय यें केवल उन जश्यर्थियों को नियुक्त किया
जाना वाहिए जिन्होंने हरियाणा )जिविल सेवा (न्यायिक शाखा)

परीक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं क्योंकि यह
सेवा में।नियुक्तियो मंें न्यूनतम मानक बनाए रखने का काय करेया/।
पह उल्लेखनीय है कि मई 1969 में आयोजित हरियाणा सिविल
येवा €यायिक शाखा) परीक्षा के आधार पर तैयार की गई ARE

सूची में से अनारक्षितरिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त अतिय उश्यर्थीने
55.67% अंकप्राप्तकिए/

 

 

 

राज्य यरकार को यह थी जानकारी गिली है कि पंजाब और
हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वयं पंजाब सरकार को यहसिफारिश

की है।कि 1970 में आयोजित पीयीएस (न्यायिक शाखा) परीक्षा के

TIS में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों

को अनारक्षितरिक्तियों केविरद्ध।नियुक्तकिया जाना चाहिए। इस
प्रकार हरियाणा सरकार द्वारालिया गयाननिर्णय उन।गिफारिशोंके

अनुरूप है जो उच्च न्यायालय ने 1970 में आयोजित परीक्षा के
WIR पर पीयीएय (न्यायिक शाखा) में 4र्तीके संबंध में पंजाब

यरकार को दी थी wie dat aacA we समान नीति स्पष्ट

कारणोंसे वांछनीय होयी/”

/2यद्यपिप्रत्यधीयण की और से डॉ (सिंघवी ने प्रतिवादकियाकि
चुँकि थाय य का नियय 8 प्रतियोगी परीक्षा यें45% या उससे
अधिक अंक प्राप्त करने वाले अश्यर्थियों को नियुक्ति eg WA
बनाता है इसलिए राज्य सरकार को कोई नया नियम लागू करने
का कोई अधिकार नहींहै जिसके द्वारा वे केवल उन लोगों तक
नियुक्तियों को सीमित कर सकते हैं जिन्होंने 55% से कय अंक
नहींप्राप्तकिए 6) यह प्रतिवादकिया यया हैकि राज्य सरकार ने
क्यन हेतु न्यूनतम 55% निर्धारित करके यनगाने ढंग से कास
किया है और यह ऊपर उल्लिखित।नियम के विपरीत है। इसतक

 

 

 

 

 

 



में कोईदम नहींहै। नियय8 न्यूनतम योग्यता वाले पात्र अभ्यर्थियों
की सूची तैयार करने मेंएककदम है जिसकानियुक्ति हेतु विचार
किया जा सकता है। सची योग्यता के क्रम में तैयार की जाती है।
रैंक में ऊपर वाला व्यक्ति रैंक में नीचे वाले व्यक्ति से अधिक
मेशवी याना जाता है। यह कभी नहींकहा जा सकताकि जो सची
में सबसे ऊपर है वह सची में सबसे नीचे वाले व्यक्ति के समान
योग्यता रखता है। AATSIHकि उन सभी का उल्लेख एक ही
सूची में है उनमेंसे प्रत्येक दूसरे की तुलना में योग्यता के एक
HOT RR पर है। इसलिए नियय 1062 थाय ग “नियुक्ति हेतु
वयन" की बात करता है। 2ले ही राज्य सरकार पर+नियुक्तियों की
संख्या के संबंध में कोई बाध्यता नहीं है फिर भी सरकार द्वारा
कयन के उद्देश्य से अधिक अंक निर्धारित करने पर कोई बाध्यता
नहींहै। ऐसे मामले में जहां कई योग्य अभ्यर्थियों में से चयन द्वारा
नियुक्तियां की जाती हैं सरकार के लिए योग्यता के उच्च मानकों
को बनाए रखने के उद्देश्य से एक अंक 1निरशारित करना खुला है

जो अधिक पात्रता के लिए आवश्यक अंक से बढ़त अधिक है।
जैसाकि पहले ह्ली संदर्भित मुख्य सचिव के पत्र में(दिखाया गया हे
कयन के उद्देश्य से 55% अंक निर्धारित करने में कोई यनगानी
नहीं है क्योंकि यह उच्च न्यायालय का विचार ५ जिसे पहले
पंजाब सरकार को थी सूचित किया यया 4 जिस पर हरियाणा
सरकार ने कार्रवाई करना उचित सयज्ञा। पंजाब यरकार ghT

बाद मेंकम अक।निधरित करना हरियाणा सरकार केलिए अपना
विचार बदलने का कोई कारण नहीं है। यह जनिवार्य रूप से
प्रशासनिक नीति का मायला है और यदि हरियाणा राज्य सरकार
योचती हैकि न्यायिक क्षमता के हित मे पं्रतियोगी परीक्षा में55%
ये कम अक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति हेतु नहीं चुना
OTMee तो55% से कम अंक प्राप्त करने वालों को यह दावा
करने का कोई अधिकार नहीं है कि उन अध्यर्थियों का थी चयन
किया जाए जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा 1ि४रित न्यूनतग से कम
अंक प्राप्त किए हैं। हमारे विचार में उच्च न्यायालय यह सोचने में

Weyef far ToT WORFSHTAN UT य के नियय8
का उल्लंघनकिया है।”

  

 

 

 

 

   

 

 



18. श्री गुप्ता ने शरण मौर्य और अन्य बनामउत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य [(2021) 15
एससीसी 401] मामले को भी उद्धृत किया है। इस निर्णय में अभिनिर्धारित
किया गया है:-

“72. 1981 के नियमों के नियम 2(1)00 के अनुसार, एटीआरई के
अर्हक अंक ऐसे न्यूनतम अंक हैं जिन्हें सरकार द्वारा“समय-समय
पर" निर्धारित किया जा सकता है। 1981 के नियमों के नियम 14

के खंड (ग) में कहा गया है कि अभ्यर्थी को “सरकार द्वारा

आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण" करनी होगी। इस
प्रकार, 1981 के नियमों के अंतर्गत सहायक शिक्षक के रूप में

नियुक्त होने के लिए विचार किए जाने की बुनियादी
आवश्यकताओ मंें से एक एटीआरई को ऐसे न्यूनतम अंको कंे
साथ उत्तीर्ण करना है जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जा

सकता है। एटीआरई 2018 के लिए दिशान-निर्देशों के पैरा 7 के
विपरीत है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि एटीआरई 2018 उत्तीर्ण
करने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 45% या 40% अंक (क्रमशः
“सामान्य” और “आरक्षित” श्रेणियों के लिए) प्राप्त करने होंगे,

एटीआरई 2019 को अधिसूचित करने वाले दिनांक 1-12-2018
के जी.ओ.में ऐसी कोई शर्त उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, एटीआरई
2018 के लिए दिशाननिर्देशों में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित
किए गए थे, परंतु 1981 के नियमों की यह आवश्यकता नहीं है कि
ऐसी शर्त एटीआरई को अधिसूचित करने वाले उपकरण का
हिस्सा होनी चाहिए। सौंपे जाने की प्रकृति के अनुसार, सरकार को
“समय-समय पर“ न्यूनतम अंक निर्धारित करने का अधिकार है।
यदि इस शक्ति को इस आवश्यकता के साथ सशर्त माना जाता है

कि यह शर्त परीक्षा को अधिसूचित करने वाले उपकरण का हिस्सा
होनी चाहिए, तो एटीआरई 2019 के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी।
नियमों को इस प्रकार से पढ़ने से कुछ हद तक अतार्किक
परिणाम सामने आएंगे। एक ओर, संबंधित नियम में एटीआरई

उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है, जबकि दूसरी ओर, कोई न्यूनतम
योग्यता अंक निर्धारित नहीं होंगे। इसलिए संबंधित नियमों पर एक

उचित निर्माण का अर्थ यह होगा कि सरकार को न केवल परीक्षा
को अधिसूचित करने वाले उपकरण के साथ किंतु ऐसे अन्य उचित

 

 

  

 

 

 

 

 



समय पर भी ऐसे न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने की शक्ति
होनी चाहिए। उस स्थिति में, अगला सवाल यह होगा कि किस
चरण में ऐसे न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए जा सकते हैं और
क्या आवश्यकता है कि ऐसे न्यूनतम योग्यता अंक परीक्षा से काफी
पहले घोषित किए जाएं।

73के; संजूक /के FIs?FTAALT. Tez, (2008) 3 CA
512: (2008) 1 VHA(एल एंड एस) 8417 औरहेगानी यत्होत्रा

WeelFTA(eenFAन्यायालय (20089 7 एससीसी
11: (2008) 2 CHER (एल एंड एस) 2091 ऐसे मायले थे जो
न्यायिक सेवा यें पदों को 4रने केलिएकिए यए चयन से संबंधित
१। इन मायलो मंें साक्षात्कार में कोई न्यूनतम योग्यता अंक
आवश्यक नहीं थे और लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में
उश्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योय के आधार पर मेरिट Yat
निर्शीरित की जानी थी। साक्षात्कार हेतु न्यूनतम योग्यता अंकों के
नि*रिण के आधार पर कुछ अभ्यर्थी जो अन्यथा उनके कुल के
आधार पर चयन क्षेत्र में छोते स्वयं को अयोग्य पाते हैं। न्यूनतम
योग्यता अंकों का अनुबंध पहली बार आया है और चयन प्रक्रिया
शुरू ह्लोने या पूरी होने के बाद इस न्यायालय ने इस प्रकार की
प्रक्रिया को अनुवित पाया।

 

 

 

 

 

74 ये ऐसे मामले थे जहाँ शुरू से ह्ली साक्षात्कार हेतु किसी
न्यूनतम योग्यता जंक की कोईशर्त नहीं थी। दूसरी और वर्तमान
मायले में नियय 14 के साथ नियय 20/62 के अनुसार
आवश्यकता यह है कि यरकार द्वार निर्धारित न्यूनतम योग्यता
उंक किसी उश्यर्थी द्वारा सह्मायक शिक्षक के रूप में चयन हेतु
पात्र याने जाने केलिए प्राप्त-किए जाने चाहिए। इस प्रकार हमेशा
यह माना जाता 4 कि कुछ न्यूनतम योग्यता अंक होगे। सरकार
द्वार दिनांक 7-1-20719 के अपने जादेशों के धार पर ऐसे
न्यूनतम योग्यता अंकों की यात्रा या संख्या 1#रित करनी थी।
Sue &. Test (oe FIs?FTAALT TZ (2008) 3
CHa 512: (2008) 1 Vea (CISC) 841 में इस
न्यायालय केनिणय द्वार कवरee गए सायलों के विपरीत जहां

 



एक अभ्यर्थीउचित रूप से यह समान THA afae ATENEF
न्यूनतम योग्यता अंकोंकेविषय में कोईशर्तनहीं थी औरलिखित
और मौखिक परीक्षा में अंकों का योय BF AS आधार होना चाहिए
जियके आधार पर योग्यता न४#रित की जाएगी तत्काल यागयले में

ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं थी। अभ्यर्थी को एटी॥रई 2019
उत्तीर्ण करना था और उसे यह पता होना चाहिए कि एटी॥रई

2019 उत्तीर्ण करने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता जकों का
Fre(ray STOTT

75. इसलिए एक और के; Het (a. Wye?FTLAls! WET
Wee, (2008) 3 एससीसी512: (20089 1 एससीसी(एल एंड एस)
841 में निर्धारित पिद्धांत और ह्ेमानी यल्ह्ेत्रा सल्छोत्रा
बनाम दिल्‍लीउच्चन्यायालय (2008) 7 CHAE 11: (2008) 2

एससीसी (एल एंड एस) 209 में अनुसरण किए गए फिद्धांत और
दूसरी और वर्तमान यायले कीस्थिति के बीच मौलिक अतर है।

76. अबहमारे यागने यह सवाल है।कि RT(RMP 7-1-2019 &
HG द्वारा ऐसे न्यूनतम योग्यता अंकों के नि४रिण को केवल
इसलिए HURT Be (ea aa alee क्योंकि ऐसा ery
परीक्षा आयोजित ह्वेने के बाद किया यया ५।/ इस मोड़ पर यह

नोट करना प्रासंगिक हो सकता है कि एकल न्यायाधीश के सयक्ष
उग्रणी रिट याविका में की यईयूल प्रार्था दिनाक 7-1-2019 के
आदेश को अपारत करने की थी। इसके परिणामस्वरूप क्या हो
सकता हैकि एटी॥रई2019 केलिए कोईन्यूनतम योग्यता अंक
नहीं होंगे जो नियय 14 के खंड (ग) के सा५ नियय 20160 के
उधिदेश के विपरीत होगा। यह इस कारण से है कि जो प्रस्तुत
किया गया था वह Ae a fae एटीआरई2018 के लिए उपलब्ध

यमान मानदंड को एटीआरई 2019 के लिए अपनाया जाना
वाहिए। इसप्रस्गुतिकरण को बल देने केलिए यहतकिया गया
कि एटीआरई2018 और एटी॥रई2019 में उपस्थित ह्लेने वाले
शिक्षा मित्र एक समरूप वर्ग बनाते हैं समरूपता के आधार पर

इसतकी पर पहले ह्लीविचार।किया जा चुका है औरइसे +स्वीकार
करद३दिया यया है।

 

 

 

 

 



77 यदि सरकार के पाय "सयय-सयय पर” न्यूनतम IAAT AR
निर्धारित करने की शक्ति है तो।नियमो मंें ऐसाकुछ भी नहींहै जो
परीक्षा समाप्त होने के बाद थी ऐसी शक्ति के प्रयोग से विचलित
कर सकताहै बशतेंकि ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी दु/विना या
दुभविना से प्रेरित न ढोी और सर्वोत्तत उपलब्ध प्रतिभा को खोजने
के उद्देश्य को आगे बढ़ा रह्म हो/ उस संबं॥ में तत्ताल यसायला

एमसीडी बनाग सुरेंद्र सिंह/एमसीजी बनाय सुरे पिंह (2079 8
एससीसी 67: (2019) 2 एससीसी (एल एंड एस) 4641 और
झारखंड लोक सेवा आयोग बनाय यनोज कुमार युप्ता /झारखंड
लोक Ya HAFTAFie PAR युप्ता (2079 20
एससीसी 178मेंइस न्यायालय के -िर्णयो दं्वारा पूर्णरूप से कवर
किया गया है। पहले मामले में विज्ञापन के खंड 25 के जतर्यत
योपी गई शक्ति ने चयन बोर्ड को रिक्तियों की प्रत्येक 9णी के
लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धरित करने के लिए समान विवेक
प्रदान किया। इस शक्ति के प्रयोग की व्याख्या करते हुए इस
न्यायालय ने पाया कि ऐसा *मर्ती किए जाने वाले शिक्षकों के
न्यूनतम सानक को सुनिश्चित करने के लिए” किया यया ५/। इसी
प्रकार झारखंड लोक सेवा आयोग /झारखंड लोक सेवा आयोग
बनाय सनोजकुमार युप्ता (2019 20 एससीसी 179 यें पेपर ॥/
में परीक्षा समाप्त होने के बाद शक्ति का प्रयोग Fel sik
न्यायोवित पाया यया।

 

  

 

 

 

  

 

 

78 यदि उीतिय उद्देश्य सर्वोत्तत उपलब्ध प्रातिभा का चयन करना

है और न्यूनतम योग्यता अंक निर्धीरित करने की शक्ति है तो इस
न्यायालय द्वारा TelFTसुथाष Jee ARATE]
(हरियाणा राज्य बनाय सुभाष चंदर यरवाह्म (1974) 3 एससीसी
220: 1979 एससीसी (एल एंड एस) 488 TelFTA
रफीकुद्दीन /यूपी सज्य बनाय रफीकुद्दीनू 1987 WT Veet
401: 1988 एयसीसी(एल एंड एस) 1891 एयसीडी बनाम सुरेंदर
ie (Rist FTA Yar HE (2019) 8 VHA 67:
(2019) 2 CRA(एल एंड एस) 4641 और झारखंडलोकसेवा
आयोग बनामFITPAR TAT (ARGS लोक सेवा आयोग
बनाय यसनोजकुमार युप्ता (2019 20 एससीसी 1781 मेंनिर्धारित

 

 

 

 

 

 

 



19.

 

विधि के अनुसार हमेंदिनांक 7-1-2019 के आदेश के अनुसार
65-60% कट-जऑफ निर्धारित करने में कोई जवेधता या
उनुचवितता नहीं गिली। अधिलिखित तथ्य बताते हैंकि इस कट-
ऑफके साथ थी योग्य उभ्यार्थियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की
संख्या से दोगुनी से थी अधिक है। यह स्वीकारकिया जाना चाहिए
कि परीक्षा की प्रकृति और काठिनाई के स्तर उपस्थित होने वाले
nary oe संख्या पर विचार करने के बाद संबंधित
अधिकारियों के पास एक यानद॑उ चुनने की अपेक्षित शक्ति है जो
सर्वोत्तर उपलब्ध शिक्षकोंको प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है।
ऐसा प्रयास निक्षित रूप से आरटीईअधिनियय के उतर्यत उद्देश्यों
के अनुरूप होया।

 

 

 

79 इन परिस्थितियों में हम उच्च न्यायालय की खंउपीठ द्वारालिए

गए दश्किण की पुष्टि करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि
वर्तमान मायले में परीक्षा समाप्त होने के बाद भी 65-60% पर

कट-ऑफ का 1ि8रिण अनुचित नहीं कहा जा सकता है। हमाऐ
विचार से सरकार को इस प्रकार की कट-ऑफ निर्धारित करने

का पूरा अधिकार है।”

यद्यपि, इन दो रिट याचिकाओं में हम केवल "नियम के बीच में परिवर्तन"
सिद्धांत से ही चिंतित नहीं हैं। परंतु उस आधार पर भी,श्री गुप्ता द्वारा उद्धृत
निर्णयों का अनुपात अलग-अलग है। तेज प्रकाश पाठक (पूर्वोक्त) में तीन
न्यायाधीशों की पीठ ने के.मंजूश्री (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय की शुद्धता पर
संदेह व्यक्त करने के लिए सुभाष चंद्र मारवाह (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय
को संदर्भित किया था। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, के. मंजूश्री Gaia)
का अनुपात अभी भी दृष्टिगत है। राम शरण मौर्य (पूर्वोक्त) के मामले में, भर्ती
का मार्गदर्शन करने वाले नियमों ने सरकार को विशेष चयन प्रक्रिया के योग्यता
अंकों को ऐसे न्यूनतम अंक निर्धारित करने का अधिकार दिया, जो सरकार द्वारा
समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं। इस निर्णय में, निर्णय स्वयं के.
मंजूश्री (पूर्वोक्त) और हेमानी मल्होत्रा (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के निर्णयों पर
ध्यान देता है और पाता है कि उस मामले में शामिल पदों पर चयन का तरीका
के. मंजूश्री (पूर्वोक्त) और हेमानी मल्होत्रा (पूर्वोक्त) में अस्वीकार्य पाए गए
तरीके से अलग था।

 

 

  

  

 



20.

21.

22.

23.

हम 2001 के नियमों के नियम 18 से पाते हैं कि कट-ऑफ अंक निर्धारित करने
का कार्य उच्च न्यायालय को सौंपा गया है, परंतु यह परीक्षा शुरू होने से पहले
किया जाना चाहिए। इस प्रकार, हम एक ऐसी स्थिति का भी निपटान कर रहे हैं
जिसमें उच्च न्यायालय प्रशासन चयन प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले नियमो संे
विचलित होने की कोशिश कर रहा है। हमने इस प्रकार के विचलन हेतु उच्च
न्यायालय के तर्क पर विचार किया है, परंतु वैधानिक नियमों से इस प्रकार का
विचलन अस्वीकार्य है। हम उच्च न्यायालय प्रशासन के तर्क को स्वीकार करते
हैं कि चयन सूची में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को संबंधित पद पर नियुक्त होने
का कोई निहित विधिक अधिकार नहीं मिला है। परंतु यदि अभ्यर्थी की
अनुपयुक्तता पर बिना कोई निष्कर्ष निकाले उसे नियुक्ति से रोका जाता है तो
यह भर्ती नियमों का उल्लंघन है, तो ऐसी कार्रवाई अनुच्छेद 14 परीक्षण में
विफल हो जाएगी और इसे मनमाना माना जाएगा। पूर्ण न्यायालय प्रस्ताव के
पीछे कारण यह है कि बेहतर अभ्यर्थी ढूंढे जाने चाहिए। यह नियुक्ति प्रक्रिया से
बाहर किए गए अभ्यर्थीके अनुपयुक्त पाए जाने से अलग है।

चयन सूची बनाने के लिए 2001 के नियमों के नियम 21 में निहित शर्तों का
उल्लंघन उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा आक्षेपित प्रस्ताव को अपनाने में किया
गया। राम शरण मौर्य (पूर्वोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय का अनुपात इस
मामले के तथ्यों पर लागूनहीं होगा और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हम
ऐसा क्‍यो मंानते हैं।

श्री गुप्ता का कहना है कि उक्त नियमों या विनियमों के अंतर्गत उच्चतर कुल
अंक लागू करना वर्जित नहीं है। यद्यपि, हम इस प्रस्तुति को स्वीकार करने में
असमर्थ हैं। “कुल” शब्द का अर्थ ही दो या अधिक प्रक्रियाओं का संयोजन है
और यदि कुल अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया लागूनियमो मंें निर्धारित की गई है,
तो कुल अंक बनाने के तरीके में बदलाव करने के लिए अलग से कोई मानदंड
नहीं बनाया जा सकता है।

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

जहां तक के.मंजूश्री (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय के अनुपात का सवाल है, वह
प्राधिकरण बीच में नियमों में बदलाव से निपटता है। हमारे सामने आए मामले
में, हमारी राय में, अगर उच्च न्यायालय को व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का
मूल्यांकन करने के बाद चयन मानदंड बदलने की अनुमति दी जाती है, तो यह
निर्धारित नियमों में बदलाव माना जाएगा। हम शिवनंदन सी.टी.(पूर्वोक्त) के
मामले में संविधान पीठ के निर्णय के पैराग्राफ सं. 14 और 15 का संदर्भ देते हैं,

  

 

 

 



 जो इस बिंदु पर विधि के सिद्धांत को निर्धारित करता है। हम इस प्राधिकरण से
उक्त अंशों को नीचे पुन: प्रस्तुत करते हैं:-

414 मौखिक परीक्षा हेतु कट ऑफ निर्धारित करने का उच्च
न्यायालय का निण्णय दिनांक 16 से 24 जनवरी 2017 के बीच
मौखिक परीक्षा आयोजित करने के बाददिनांक27 फरवरी2017

को प्रशासनिक समिति द्वारा लिया यया ५/ उच्च न्यायालय द्वारा

अपनाई यई प्रक्रिया कई खागियोंसे ग्रस्त है। सबसे पहले उच्च
न्यायालय का निर्णय नियय 2/(16/0 के विपरीत था जिसमें यह

निर्धारित किया गया थाकिलिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में
कुल मिलाकर प्राप्त अंकों के आधार पर ARC Ye Wa की
जाएगी: दूसरे दिनांक 13 दिसंबर2012 को उच्च न्यायालय द्वारा
अधिसूचित योजना में स्पट रूप से निर्दिए|्तट किया यया था कि
मौखिक परीक्षा के संबंध मेंकोईकटऑफअंक नहींहोगा: तीसरे
दिनांक 30 सितंबर 2015 की उच्च न्यायालय BF ARTA में
स्पष्ट किया गया थ कि शॉर्ट लिप्टिंग की प्रक्रिया केवल बार के

यदस्यों की प्रक्रिया की सययावधि के आधार पर होगी और चौथा
मौखिक परीक्षा केलिए कटऑफउकनिर्धारित करने कानिर्णय
मौखिक परीक्षाएं जनवरी2017 में आयोजित होने के काफी बाद

लिया यया।

  

 

  

 

  

 

15. उपरोक्त कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि तेज
TERI Woe (Yaa में जिस व्यापक संवेधानिक मुद्दे का
उल्लेख किया यया ह्ले वह वर्तपान मायले के तथ्यों पर निर्णय लेने
योग्य नहीं होगा। स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया
निर्णय वर्तमान नियय2(7600 के विपरीत ५॥ वास्तव में सुनवाई
के दौरान हमें इस तथ्य रे अवयत कराया यया है कि नियमों को
बाद में2017 में संशोधितकिया गया थाजिससे मौखिक परीक्षा में
35% अंकों की कट ऑफ निर्धारित की जा सके; जो कि दिनांक
30 सितंबर 2015 को चयन की वर्तयपान प्रक्रिया शुरू होने पर
प्रचलित विधिक rent Tetet) Fer न्यायालय की प्रशासनिक

ययगिति ने मौखिक परीक्षा के लिए कटऑफ उशधिरोपित करने का
निर्णय लिया जिसका उद्देश्य यह सुनिक्षित करना ५कि अपेक्षित

 

 

 

 



24.

25.

26.

व्यक्तित्व वाले अभ्यर्थीन्यायिक पद ग्रहण करें। प्रशायनिक समिति
Pl Ye EPRI चाहे कितना थी सराहनीय क्यों न रहा हो इस

प्रकार के बदलाव के लिए नियमों में एक महत्वपूर्ण सशो॥न की
आवश्यकता होगी जोकि ऊपर उल्लेखित निययों के बढ़त बाद
में आया। यह ऐसा मायला नहींहै जह्मां नियम या उच्च न्यायालय

की योजना यौन थी। जहां वैधानिकनियमयौन हैं उन्हेंप्रशासनिक
अवदेश द्वारा नियमों के उद्देश्य और भावना के अनुरूप तरीके से
प्रक बनाया जा सकता है।* 

इस मामले के तथ्यों में इस प्राधिकरण का अनुपात पूर्ण रूप से लागू होता है।
उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से यह प्रस्तुति कि नियम 14 उन्हें चयन
प्रक्रिया समाप्त होने और अंक घोषित होने के बाद चयन मानदंड बदलने की
अनुमति देता है, उक्त प्रावधान का उचित विवरण नही हंै। हमारे विचार में उक्त
नियम उच्च न्यायालय प्रशासन को विशेष मामलों में किसी विशेष परिस्थिति में
अतिरिक्त दस्तावेज मंगाकर किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता और पात्रता को
पुनर्निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। उच्च न्यायालय प्रशासन 2001
के नियमो मंें निर्दिष्ट चयन मानदंडों से विचलन करने के लिए एक व्यापक
निर्णय लेने के लिए इस नियम की सहायता नहीं ले सकता। नियम 14 की
विषय-वस्तु में उपयुक्तता या पात्रता का आकलन करने में किसी व्यक्तिगत
अभ्यर्थीकी सत्यापन प्रक्रिया का सार है।

 

 

 

 

 

  

 

 

तदनुसार, हम दोनों रिट याचिकाओं को अनुज्ञात करते हुए उच्च न्यायालय को
निर्दिष्ट करते हैं कि वह उन अभ्यर्थियों के लिए सिफारिश करे जो योग्यता या
चयन सूची के अनुसार, मौजूदा अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिए पूर्ण
न्यायालय के प्रस्ताव को लागूकिए बिना सफल हुए हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक
अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2023के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव
का वह हिस्सा जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि केवल वे अभ्यर्थी
जिन्होंने कुल मिलाकर कम से कम 50%अंक प्राप्त किए हैं, वे जिला न्यायाधीश
के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य होंगे, को अभिखंडित किया जाता है।

हम प्रत्याशा करते हैं कि इस निर्णय के संदर्भ में सिफारिश की प्रक्रिया को
यथासंभव शीघ्रता से पूरा किया जाएगा।

 

 

 



27. हमें अभियोग आवेदनों पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि
यह निर्णय सम्पूर्ण सिफारिश प्रक्रिया को सम्मिलित करेगा।

aldan(pe Teesacteen us मामले का परिणाम:
रिट याचिकाओ कंो अनुज्ञात किया जाता है।

(Translation has been donethroughAI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी थाष मेंनिर्णय का अनुवाद युकहुमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया
है गकि वो अपनी भाषा मेंइसे समझ सकें एवं यहकिसी उन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं।किया
जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावह्गरिक ग्रयोजनों हेवु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही
ema माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लायू किए जाने हेवु उसे ली वरीयता दी
जाएगी।

 

Disclaimer: The translatedjudgment in vernacular language /5 meantfor the

restricted use ofthe litigant to understandIt in his/her language and may not

be used for any other purpose for all practical and official purposes, the

English version of thejudgment shall be authentic and shall hold the field for

the purpose ofexecution and implementation.


